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TO 


Do, 


इस माम में मिल पूड संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के में रखा जा सके 
(Separate poging to dion to this part in order that it may be allod a separate compliation ) 

मोटिस 

(NOTICE ) 
free for TTT BETUTTOT 75794 _ 8 3774T 1969 74 fura fit to : 
Tho undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 28th August 1969 1 
संख्या और तिथि द्वारा जारी किया गया 

विषय 
( lague No . ) (No. and Date ) ( Issued by ) 

( Subject ) 
117. No. C2-206)/68, dt. 29th July , 1969. Ministry of Petroleum Recommendations of the National Coal Development Cor 

& Chomicals 

and poration Committeo and Government s decision thereon 
Mincs & Metals 

(First second and Final Roport) and its Hindi Vorsion 

also , 
118 . No. 126 -ITC (PN )/69 , dated 30th , Ministry of Foreign Import Policy for the period April, 1969 – March , 1970 , 
July 1969 . 

Trade & Supply . 
No. 127 -ITC (PN )/69, dated 30th , 

Do . 

Import Policy for Registered Ex- porters for the your April 
July, 1969 , 

1969 -March , 1970 , (Amendmont No . 26 ) . 
119 . No. 128 ITC (PN )/69, datod 31st , Do. 

Import Policy for the period April- 1969 -March , 1970 , 
July , 1969, 
120 . No. 6 - ETC ( PN )/69 , dt. Ist. Aug ., 1969 . 

Floor pricos of human hasr for cxport purposes. 
121 , No . 129 - ITC (PN ) /69 , dated 4th , 

Import Policy for crudo Drugs for Ayurvedic and Unani 
Aug. 69 . 

medicines for the period April 1969 -March , 1970 . 
122 . No. 130 - ITC (PN )/69, dated 5th , 

Do . 

Licencing conditions for imports under the U .K . / India ICICI 
Aug. 1969 . 

Loan of 1968. 
173 . No , 131- ITC (PN ) /69, dt. 12th , Aug . 1969 . 

Do. 

Import policy for tho poriod April, 1969 -March , 1970 , 
124. No. 132 -ITC (PN ) /69 , dt, 13th Aug ., 1969, 

Do , 

Import Policy for Roglaterod Exporters for tho your April 

1969 - March , 1970 Arvondmont No . 27 ) 
No. 133- ITC (PN ) /69 , dated 13th Do . 

Import Policy for Roglatorod Exportors for the your April 1969 , 
August, 1969 . 

- -March , 1970 , (Amendment No , 28 ) 
No. 134 - ITC (PN )/69, dt. 13th August, 

Amendments to the Import Trade Control Hand Book of 
1969 , 

Rules and Procoduro 1969 . Registoring Authority (Amond 

ment No. 29) 
125. No . 7 -ETC (PN )/69 , dt. 14th August , 

Do. 

Export Llconcing of Iron and Stoel Items ( Canalization of 
1969 . 

Ferrous Scrap .) 
126 , No. 135- ITC(PN )/69 , dt, 14th August , Do . Licensing conditions applicablo to ficoncos issuod under £0 . 5 
1969 . 

Million allocation for NSIC undor UK / India Capital In 

vestment Loan , 1968 . 
127. No, 42 Pro./69 , datod 15th Aug . 1969. Presidont s Secretariat . Awarding Cortificates of Honour to the Scholars in Sanskrit , 

Arabic and Persian and its Hindi Version also . 
128. N . 8- ETC (PN )/69 , dt, 16th Aug . 1969. Ministry of Foreign Export of chillies drior in any form other than powder. 

Trade & Supply 
129 . No. 136 -ITC (PN )/ 69 , dt. 16th , Aug. 1969 Do, 

Grant of licences for emergency sparos to the Stato Electricity 

Boards Projects /Undertakings - - April 1969 - March 1970 

porlod . 
130, No. 3 (1)/ 68 P & - P, dt. 18th Aug. 1969 . 

Roconstitution of the Board of Trado . 
3 ( 1 ) / 88 - 970 rocotto विदेशी व्यापार 

spremeni ft THAT 
ferta 18 - 8 - 69 

तथा आपति मंत्रालय 
26101/69 


Do . 


Do . 


- - 


- - 
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अंक संख्या और तिथि 
No . Issue No. And Date 


द्वारा जारी किया गया 

Issued by 


विषय 
Subject 


dated 19th 


131 . No. 137- ITC( PN)/ 69 , 

August , 1969 . 
132. No. 138 -ITC(PN)/ 69 

August , 1969 . 


Ministry of Foroign 
Trade and Supply . 

Do . 


dated 


23rd , 


133. No. 139-ITC(PN)/ 69 , dated 26th , 

August, 1969. 
No, 140 - ITC ( PN)/ 69 , dated 26th 

August, 1969 . 
134 , No. 141 -ITCPN) /69, dated 27th , 

August, 1969 , 
No. 142 -ITC( PN)/ 69 , dated 27th, 

August , 1969 . 
135. No . 143 - ITC(PN)/ 69 , dated 28th , 

August, 1969 . 
No. 144- ITC (PN ) /69, dated 28th , 

August , 1969 , 
136 . No. PN( USA Licencing) 1 of 1969 , 

__ dated 28th August , 1969 . 


Jinport Policy for Registored Exporters for the year April , 

1969 - March, 1970 , ( Amendnment No . 30 . ) 
Import of (i) Fruits all sorts excluding coconuts and Cashew 

nuts , fresh and dried , salted or preserved , no. c .s . and ox 
cluding Dates- - S . No. 21( a )/ IVii ) Asafoetida ( S . No. 31 )/ 
V ) , ( iii ) Cumin seeds , and medicinal herbs from Afganistan 
during 1969 - 70 --- Trade Arrangement period . 
Import Policy for Registered Exporters for the year April , 

1969 - March , 1970 . ( Amendment No . 31. ) 
Import Policy for Registered Exporters for the year April 

1969 - March , 1970 . ( Amendment No . 32 .) 
Import of dates (S . No. 21 (6 )/ IV ) from Irag during Soptem 

ber , 1969 - August, 1970 licensing period on annual basis . 
Import Policy for the period April, 1969 . - March , 1970 , 


Import Policy for Registered Exporters for the year Apr . 

1969 - March, 1970 - - Amendment No. 33 . 
Import Policy for Registered Exporters for tho year April , 
___ 1968 - -- March , 1969 . 
Scheme for the ticensing of restricted varieties of Indian 

Textiles for export to tho USA , during the licensing year 
Ist October, 1969 to 30th September, 1970 . 


ऊपर लिखे असाधारण राजपनों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक , सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग- पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांग -पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए । 

Copics of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indçat to the Manager of Publications, Civil 
Lines , Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of Issue of those 
Gazetta . 
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भाग खण्ड 1 

PART I - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर मियमों , 

विनियमों तथा आवेसों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the 

Supreme Court 


पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा पातु मंत्रालय 

( खान तथा धातु विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनाक 28 अगस्त 1969 
म० को - 6 - 2 ( 1 )/ 69- - खनन इजानिर्यारग शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण के सयुक्त बोई के संघटन मे , जिसका गठन पहले के इस्पात , 
खान तथा धातु मत्रालय , खान तथा धातु विभाग की अधिसूचना 
क्रमाक को - 6 - 2 ( 10) / 68 दिनाक 11 दिसम्बर , 1968 के द्वारा 
किया गया था , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी एक प्रति 
निधि मम्मिलित करने का निश्चय किया गया है । 

के० के० धर, निदेशक 
खाध, कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 

संकल्प 
नई दिल्ली, दिनाक 15 सितम्बर 1969) 
मं० 4- 15/ 68- भूमि----- खाद्य, कृषि , सामुदायिक विकास 
तथा सहकारिता मत्रालय ( कृषि विभाग ) के गंकल्प संख्या 6- 6/ 67 
जनरल II, दिनांक 27 जलाई, 1967, सकल्प संख्या 4- 15/ 68 
भमि दिनाक 5 मार्च, 1966, 24 जुलाई , 1968, 28 नवम्बर 


1968, 15 मार्च 1969 नथा 5 जून , 1969 द्वारा भारत सरसा ? 
ने जो भूमि अर्जन पुन विचार समिति , भूमि अर्जन अधिनियम , 
1894, के समस्त ढांचे को शीघ्रता से विकसित होने वाली अर्थ 
व्यवस्था के सन्दर्भ में परीक्षा करने हेतु नियुक्त की थी , उसे अपनी 
रिपोर्ट 30 सितम्बर 1969 तक प्रस्तत करनी थी । और 
भारत सरकार के उस समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निार 
को 30 नवम्बर 1969 तक बढ़ा देने का निश्चय किया है । 

मावेश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि अपक्ष 
तथा भूमि अर्जन समिति के सदस्यों को , भारत मरकार के समस्त 
मंत्रालयों , विभागों , प्रधान मंत्री सचिवालय राष्ट्रपति सचिवालय , 
योजना आयोग , मंत्रीमन्डल सचिवालय , भारत सरकार के नियवर 
तथा महालेख परीक्षक , समस्त राज्यो और संघ क्षेत्र के राजम्ब 
सचिवों , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , मगद 
पुस्तकालय को भेजा जाए । 

आदेश दिया जाता है कि यह सकरूप सामान्य सुचना के दिन 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 

शरण सिंह, संयुक्त मचित्र 
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नई दिल्ली - 1, दिनांक 15 सितम्बर 1969 


सं० एफ० 10- 1/ 69-फेट - - श्री निरंजन वर्मा, सदस्य राज्य 
सभा को राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन सम्पर्क समिति के एक 
सदस्य के रूप में , खाद्य, कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 
मंत्रालय ( कृषि विभाग ) के संकल्प संख्या 10- 1/ 65-फेट, दिनांक 
9 सितम्बर , 1966 ( अयतन संशोधित ) के अनुसार 7 अगस्त , 
1969 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है । 


_ _ ( 1 ) 


( 3 ) 


कमला प्रसाद , उप सचिव 


नई दिल्ली -1, दिनाक 16 अगस्त 1969 


संकल्प 


सं० 20- 39/ 68-बीज विकास -- -- खाद्य , कृषि . मामुदायिक 
विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ( कृषि विभाग ) के संकल्प संख्या 
20- 11/ 67- एस० डी० दिनांक 10 अक्तूबर, 1967 में भारत 
सरकार द्वारा स्थापित बीज समीक्षा दल ने बीज उत्पादन , प्रसंस्करण 
प्रमाणीकरण , विपणन , बीज परीक्षण तथा बीज कानून क्रियान्विनि 
वे सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का समीक्षात्मक रूप से अध्ययन किया 
और एक अच्छे बीज उद्योग के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न 
उपायों पर विचार किया । दल ने भारत सरकार को 15 जून , 
1968 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । 


बीज 
पुनरीक्षण 
दल की 
सिफारिश सिफारिश 

भारत सरकार 
की क्रम 

का निर्णय 
संख्या 

( 2) 
1 . दल किस्मों को बाजार में भेजने से सिफारिश स्वी 

पहले उनको निरीक्षण करने की कार नहीं की 
अनिवार्य पद्धति के हक में नहीं गई है क्योंकि 
है । दल का विचार है कि नई यह अनुभव 
किस्मों से , जो सरकारी तौर पर किया है कि संदेह 
निर्मक्त नहीं की गई है खराबी जनक किस्मों 
होने के भय और उत्पादन का के बीज जो उच्च 
अनुभव करना अतिश्योक्ति प्रभाव विपणन 
होगी । अतः दल सिफारिश तकनीकों से 
करता है कि वर्तमान कार्य बंधे जा सकते 
विधिकों, जिसके अनुसार किस्मों के बारे में भय 
को अनिवार्य रूप से सर- प्रकट करना 
कारी निरीक्षण के बिना बाजार भारतीय किसान 
में भेजने की स्वतंत्रता होती है , के हित में नहीं 
जारी रखा जाए । 

होगी । 
2 . बीज अधिनियम, 1966 में संशो - स्वीकृत की गई । 

धन करके या किसी अन्य तरीके 
से कानूनन अनिवार्यकिया जाना 
चाहिए कि जब तक सरकारी 
अभिकरण बाग आंकडे सूचित न 
किए जाए तब तक किसी किस्म 
को बाजार में न भेजा जाये । ऐसे 
मुचकाकन या पंजीकरण से यह 
सुनिश्चित हो जाएगा कि यह नई 
किस्म औमिददीय रूप से विशिष्ट 
है और उसमें वे गुण है जो वर्षों से 
चली आ रही है । कृषि के 
सम्बन्ध में बढ़ियापन के लिए 
परीक्षण ऐसे पंजीकरण के लिए 
पूर्व-शर्त नहीं है । 
जीव सम्बन्धी परिस्फुटता के लिए स्वीकृत नहीं किया 
किसी किस्म को पंजीकृत करने गया । वास्तविक 
मे पहले सरकारी अभिकरण परीक्षणों के 
द्वारा परीक्षण करने आवश्यक आधार पर जीव 
नहीं है । यदि पंजीकरण अधि - सम्बन्धी परि 
कारी संतुष्ट है तो पालक द्वारा स्फुटता अवश्य 
मांगे गए दावे स्वीकृत किए जाने मानी जानी 
चाहिए । 

चाहिए । 
5. कृषि उत्पादन के सरकारी कार्य - स्वीकृत की गई 

क्रमों में प्रयोग होने वाली किस्मे राज्य मरकारी 
वे होनी चाहिए जो प्रायः केन्द्रीय से अनुरोध किया 
या राज्य किस्म निर्मुमन मगि - गया है कि वे 


इस दल द्वारा की गई सिफारिणों पर गज्य सरकारों तथा 
विभिन्न अन्य सम्बन्धित संगठनों की सलाह से विचार किया गया । 
दीर्घकालीन नीति और विभिन्न अभिकरणों के उत्तरदायित्वों के 
सीमांकन के सम्बन्ध में की गई महत्वपूर्ण सिफारिणं अनबन्ध में 
संक्षिप्त रूप से दी गई है सरकार के निर्णयों सहित ये सिफारिश 
सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित की जाती हैं । 


भारत सरकार इस दल द्वारा किए बहुमूल्य कार्य और भावी 
नीतियों की रूपरेखा बनाने के लिए व्यापक सामग्री देने के लिए 
उसकी अत्यन्त प्रशंसा करती है । 


मावेश 


3. 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति दल के समस्त 
सदस्यों, भारत सरकार के समस्त मंत्रालय / विभागों , प्रधान 
मंत्री सचिवालय , राष्ट्रपति सचिवालय , लोक सभा सचिवालय , 
गज्य सभा सचिवालय , समस्त राज्य सरकारों और संघों राज्य 
क्षेत्रों को भेजी जाये । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना 
के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 


मे० म० ४० वर्नी, गंयुक्त गचिव 
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( 3 ) 


15 . 


जानी चाहिए । ऐसी नीति 
आपसो आदान प्रदान के 
आधार पर होनी चाहिए ताकि 
विभिन्न अभिकरणो में प्रजनन 
सामग्री का आदान -प्रदान भी 
स्वतंत्र रूप से हो सके । 
कोई भी व्यक्ति या संस्था जो स्वीकृत की गई । 
वनस्पति नस्ल के सम्बन्ध में 
अनुसंधान कार्य करना चाहती है 
उसे अपना नाम भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद् के पास पंजी 
कृत कराना चाहिए । भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद को ऐसे 
पंजीकरण के लिए हकदार बनने 
के विषय में मानक निर्धारित 
कर देने चाहिये । 


11 . 


16. 


( 3 ) 
तियो द्वारा अनुमोदित हों । ये यह सुनिश्चित 
समितियां अधिकांश राज्यों में करे कि राज्य 
किसी न किसी नाम से विद्यमान में सामान्य खेती 
है । समितियों का संविधान तथा के लिए कोई नई 
निर्मुक्ति के लिए अनुसंधान तथा किस्म शुरू न की 
विस्तार अभिकरणों के बीच जाये जब तक 
सम्पूर्ण सह्योग सुनिश्चित करने उस राज्य किस्म 
हेतु सिफारिश किए गए आदेश निर्मुक्ति समिति 
पर कार्यवाही की जा सकती है । द्वारा या केन्द्रीय 

किस्म निर्मक्ति 
ममिति द्वारा 
निर्मुक्त न किया 

जाए । 
विदेशो में सरकारी अभिकरणो कृषि के सम्बन्ध में 
द्वारा किए गए अनुमधान को गैर- सरकारी 
बड़ी हद तक गैर-सरकारी अभि - अनुसंधान को 
करणों के अनुसंधान द्वारा अनु - प्रोत्साहित किया 
पूरित किया जाता है । भारत में जाएगा । 
गर-सरकारी अभिकरणो द्वाग 
वनस्पति नस्लो पर अधिक अनु 
मंधान नहीं किया जाता । हमको 
विकसित करने के लिए गुंजाइश 

और आवश्यकता है , क्योंकि 
विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओ 
के लिए उपयुक्त किस्मो का चयन 
करने के विषय मे गैर-सरकारी 
अनुमधान ने विशेष कार्य क्यिा 
है । दल ने ऐसे अनुसधान के 
विकास की सिफारिश की है । 
कोई भी व्यक्ति या सस्था जो 
ऐसा अनुसंधान कार्य शुरू करना 
चाहती है उमे अपना नाम भार 
तीय कृषि अनुसंधान परिषद् मे 
पजीकृत कराना होगा । भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद् , निम्स 
देह , ऐसे व्यक्तियो या संस्थाओ 
को पंजीकृत करेगा जिनके पास 
आवश्यक सुविधाये और कम - 
चारी उपलब्ध है । दल सिफा 
रिश करता है कि भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद् को ऐसे पंजी 
करण के लिए मानक निर्धारित 
कर देने चाहिए । ऐसे अभि 
करणो द्वारा किए गए अनुसंधान 
को प्रोत्साहित करने के लिए 
प्रजनन -सामग्री सप्लाई करने के 
बारे में उदार नीति अपनाई 


ऐसे पंजीकृत अभिकरणों को भारतीय कृषि 
प्रजनन-सामग्री की आपूर्ति के अनुसंधान परि 
लिए एक उदार नीति अपनाई षद् से कहा गया 
जानी चाहिए । 

है कि वह आप 
सी आदान प्रदान 
के आधार पर 
पंजीकृत अभि 
करणो की 
प्रजनन - सामग्री 
की आपूर्ति 
संबंधी मागो पर 
विचार करें । 


17. 


गैर- सरकारी अनुसधान को प्रोत्सा - भारतीय कृषि 
हित करने के लिए भविष्य में अनुसंधान परि 
प्रजनको के अधिकार -पद्धति की पद् द्वारा व्य 
आवश्यकता होगी । यह आवर- वस्थित रूप से 
यक भी है क्योंकि हमारे पेटेट कार्यान्वित करने 
कानूनो के अन्तर्गन नई किस्मो के लिए स्वीकार 
को विकसित करने वाला अनु - की गई । 
मधान पेटेंट अधिकारो का हक 
दार नही है । फिर भी प्रजनको 
के अधिकारी की एक पद्धति 
शीघ्र ही शुरू करना व्यवहारिक 
या सामयिक नही है । हमने 
किस्मो के पजीकृत की पद्धति के 
बारे में अन्य स्थान पर सिफारिश 
की है । यह पद्धति और गैर 
सरकारी अनुसंधान पर्याप्त रूप 
मे विवामित हो पर प्रजनकों के 
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प्रतिबध नही है । 
बीज अधिनि 
यम 1966 के 
अन्तर्गन लेबल 
लगने वाले बीजो 
के बे रोक टोक 
सचलन का प्रश्न 
भी विचाराधीन 


44. प्रयोगात्मक कार्यों के लिये स्पैसि - विदेशी मुद्रा के 

फिक ग्रेविटी उपकरणो, एस्पाय - साधनो और 
रेटरो, स्वचालित तोलने व थैले देश में निर्मित 
भरने की मशीनो सिलेन्डर सैप्रे - उपकरणो की 
टरो, साईजिग उपकरणो तथा उपलब्धि को 
विशेष ड्रायरो को अनुमति दी दृष्टि में रखते 
जानी चाहिये और इन मशीनो हुये प्रत्येक 
के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया मामले पर 
जाना चाहिये । 

विचार किया 
जाएगा । 


अधिकारी के लिए एक योजना 
बनाने पर विचार करना उपयुक्त 

होगा । 
24. गष्ट्रीय बीज निगम को मकर स्वीकृत की गई । 

किस्मो के लिए मूल-बीजो के राष्ट्रीय बीज 
उत्पादन हेतु एक गष्ट्रीय अभि - निगम अखिल 
करण के रूप में कार्य करते रहना भारतीय महत्व 
चाहिए । दम कार्य के लिए कृषि तथा मकर नम्लो 
विश्वविद्यालय आदि अन्य की किस्मो के 
विशिष्ट अभिकरणो को भी , मल बीजो की 
जिनके पाग उपयुक्त सुविधाये आपूर्ति के 
हं ,बिरामित किया जाना चाहिए । लिए उत्तरदायी , 
TT राज्य के लिए माधारणतया होगा , जबर्बाव 
एक से अधिक अभिकरण नही राज्य सरकार 
होना चाहिए । विभिन्न अभि - अपने फार्मों के 
करणो मे मल-बीज उत्पादन का स्थानीय विम्मो 
मपन्वय आवश्यक होगा जो के मन बीजो 
भारत सरकार द्वारा एक उप - का उत्पादन 
यक्त अभिकरण के माध्यम से जारी रखेगी । 

किया जाएगा । 
25. सब्जियो के बीजों के मल बीज स्वीकृत कीगई । 

उत्पादन को अग्रिम योजना द्वारा 
और प्रोडर तथा मल बीज को 
प्रमाणित बीज उत्पादन में मिला 
कर संधीर कप से आयोजित 
किया जाना चाहिए । यह कार्य 
गाव - ब ज सगठनो के परामर्ण 

से होना चाहिये । 
29. श्रीटर और मूल बीजो का उत्पादन स्वीकृत की गई । 

बग्ने बाली सस्थाओ को प्रमा 
णित बीजो के गत उत्पादन अभि 
लेखो पर आधारित ब्रीडर और 
मूल बीजो के वितरण के लिए 
आवटन नीतिया अपनानी 
चाहिये और प्रमाणित बीज 
उत्पादको के पास उपलब्ध 

सुबिधा पर बल देना चाहिए । 
31 . बीजो ये स्वतत्र अन्तर्राज्यीय राष्ट्रीय बीज 

सचलन की अनुमति दी उानी निगम , राज्य 
चाहिए ताकि अन्तत सर्वोत्तम कीय फार्म , 
क्षेत्र बीज उत्पादन में विशेष सूरतगढ़ आदि 
योग्यता प्राप्त कर सकें । मान्यता प्राप्त 

अभिकरण द्वारा 
प्रमाणित बीजो 
के अन्तर्राज्यीय 
मचलन पर कोई 


45. यदि सरकार बीज उत्पादन तथा कोई पक्का नियम 

विपणन के क्षेत्र में कदम रखना नहीं बनाया जा 
नही चाहती तो वह केवल उन्ही सकता । यदि 
क्षेत्रो मे प्रक्रिया प्लान्ट लगाने गैर - सरकारी 
तक सीमित रहे जहाँ अन्य अभि - अभिकरणो द्वारा 
करण , ऐसे कार्य के लिए तैयार किसी क्षेत्र मे 
नही है । ज्योही कोई अन्य अभि पर्याप्त रूप से 
करण उन्हे सभालने और चलाने कोई प्रतिक्रिया 
के लिए तैयार हो जाये तो सर. नही होती है तो 
कारी प्लाट सौप दिए जाने राज्य सरकार 
चाहिए । 

बीज प्रक्रिया 
प्लान्ट स्थापित 
करेगी । राष्ट्रीय 
बीज निगम भी 
व्यापारिक आ 
धार पर अनेक 
प्रक्रिया प्लान्ट 
स्थापित कर 
रहा है । 


47. प्रतियोगिता मे व्यापारिक सिद्धातो बीजो के उत्पादन 

पर कार्य करने वाली बीज की और वितरण 
संस्थाओं के विकास के लिए की प्रारम्भिक 
सरकार को उचित उपाय करने जिम्मेदारी राज्य 
चाहिए, ताकि उचित मुल्यो पर सरकारो की है । 
किसानो को अच्छी किस्म के अत : इन सिफा 
बीजो की आपूर्ति सुनिश्चित हो रिशो की और 
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सके । इस लक्ष्य की प्राप्ति की गज्य सरकारो 

गारंटी देना आवश्यक नहीं 
दृष्टि से , सुस्वास्थ तथा ओजस्वी का ध्यान आक 

होगा । 
बीज उद्योग की वृद्धि को तीन र्षित कर दिया 
करने के लिए, हम निम्नलिखित गया है । मालूम 

बीज उत्पादन तथा प्रसंस्करण स्वीकृत की गई । 
उपायों की सिफारिश करते हैं : हुआ है कि 

एककों की स्थापना के लिए , 
भविष्य के बड़े उद्देश्यों को प्राप्त व्यापारियो को 

पर्याप्त रूप से विनियोजन तथा 
करने के लिए बीजों के उत्पादन बीजो का वित 

लगी पूजी के प्रबन्ध करने हेतु , 
और वितरण एककों की बड़े ___ रण सौंपने में 

राष्ट्रीय हकारी विकास निगम 
पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता कोई आपत्ति 

द्वारा उदार वित्तीय सहायता 
है । अतः बड़े पैमाने पर कार्य नहीं होगी बशर्ते 

के माध्यम से , प्रारम्भिक अवस् 
करने के उद्देश्य की नीति घोषणा वह खुदरा स्था 

थाओं में , मध्यम साइज के बीज 
के द्वारा , सरकार को सहकारी नो का विकास 

उत्पादको के उत्पादन और 
तथा गैर-सरकारी बीज प्रसंस्क और उचित 

विपणन सहकारी समितियों की 
रण , विपणन तथा वितरण संग- मुल्यों पर अच्छे 

वृद्धि को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित 
ठनों के विकास को प्रोत्साहित बीजो का विप 

किया जाना चाहिए । 
करना चाहिए । जब ये संगठन ___ णन कर सके 

संतोष का विषय है कि जो फर्मे यह सरकार के 
विकसित हो जाये तो आजकल और उनकी 

किसानों को अच्छी फसलें उत्पन्न विचाराधीन है । 
बीजों के उत्पादन , खरीफ तथा पर्याप्त रूप में 

करने में सहायता देने के लिये कृिप 
विक्रिय में लगी हुई विभागीय तथा समयिक 

उत्पाद को कच्चे माल के रूप 
एजेंसियों को इस सम्बन्ध में पूर्ति सुनिश्चित 

में प्रयोग करती है , उन्हे किये गये 
अपनी गतिविधियों को कम करें । 

व्यय पर 1968 - 69 के बजट में 
करना चाहिए । 

करों पर रियायते प्रदान की है । 

बीजों के विक्रय मे बढ़ोत्तरी के 
विभागीय एजेंसियों को विभिन्न 

लिये अपनायी गयी प्राविधिक 
कार्य क्रमों की सामान्य योजना 

मेवाओं पर किये गये व्यय पर 
तैयार करनी चाहिए, जिसमें 

बीज संगठनों को भी समचित 
लक्ष्यों का निर्धारण करना और 

कर के रियायतें प्रदान की जानी 
कार्यों के विस्तार पर ध्यान 

चाहिये । ये रियायतें प्रारम्भ में 5 
एकत्रित करना सम्मिलित है । 

वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध 
उत्पादकों के लिए खरीद मूल्य और 

होनी चाहिये , क्योंकि इसमे बीज 
किसानों को विक्रिय मन्यों को 

कम्पनियों को ग्रामीण क्षेत्रो में 
साधारणतः बाजार धालों पर 

उन्नयनात्मक कार्य करने के लिये 
नियमित करने के लिए छोड़ 

प्रोत्साहन प्राप्त होता है । 
दिया जाना चाहिए । सहकारी 

प्रमाणित बीजों और/ या बीज किसी प्रमाणित 
समितियों और सरकारी संस्थाओं 

अधिनियम के उपबन्धों के अन्त- अभिकरण द्वाग 
और बीज वितरित करने वाले 

र्गत लेवल लगे बीजों के अन्त - प्रमाणित हुये 
विभागों को ऐसे मूल्य निर्धारित 

र्राष्ट्रीय संचलन की स्वतंत्रता - बीजों के अन्त 
करने चाहिए जिसमें उनकी 

पूर्वक अनुमति होनी चाहिये । राज्यीय संचलन 
लागत , खचं , हानि का खतरा , 

पर कोई प्रति 
बट्टे खाते में पड़ी राशि 

बन्ध नहीं है । 
सम्मिलित हो और सरकारी 

बीज अधि 
खजाने में उचित लाभ प्रदान , 

नियम , 1966 
करें । अच्छे किस्म के बीज इस्ते 

के अन्तर्गत लेव 
माल करके ही ऐसा सम्भव है, 

लिग हुये बीजों 
इससे किसानों को पर्याप्त लाभ 

के बे रोक टोक 
हो सकेगा । इन परिस्थितियों 

संचलन की अन 
में कोई आर्थिक सहायता या 

मति के प्रश्न पर 
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57. 


72. 


विचार किया 

जाएगा । 
56. प्रमाणीकरण उन्हीं किस्मों के विषय बीज अधिनियम , 

में लागू होना चाहिए जिनको 1966 के अन्त 
अन्ततः वर्तमान किस्मों के समान र्गत गठित की 
या उनसे बढ़िया माना गया है । गई समिति इस 
दूसरे शब्दों में , केवल उन्ही सिफारिश पर 
किस्मों को प्रमाणीकरण के लिए विचार कर रही 
अपनाया जाना चाहिये जो स्टेट है । 
किस्म -निय क्त समिति द्वारा या 
केन्द्रीय किस्म निर्मक्त समिति 
द्वारा जारी की गई है । 
कोई ऐसा पर्याप्त कारण मौजूद स्वीकृत की गई । 
नहीं है कि कृषकों को इस बात के 
लिये बाध्य किया जाये कि वे 
प्रमाणित बीज ही अवश्य 
खरीदे । 
भारतीय फसल सुधार और ऐसी योजना पर 
प्रमाणीकृत बीज उत्पादक संघ उसके गणों के 
और अखिल भारतीय बीज अनुसार सहानु 
उत्पादकों , व्यापारियों और भूतिपूर्वक विचार 
नर्सरी-स्वामी संघ भारत सरकार किया जायेगा । 
के सहयोग से अपने नेताओं के 
विधिवत प्रशिक्षण का कार्यक्रम 
बनाते है , जोकि अपने अनुभव 
और ज्ञान को अपने संघों में 

प्रसारित करेंगे । 
79. प्रमाणीकरण एजेसियां स्थापित स्वीकार कर ली 

करने और उन्हें प्रमाणीकरण का गई । 
कार्य सुव्यवस्थित रूप से हस्तांत 
रित करने के लिये राष्ट्रीय बीज 
निगम को राज्य सरकारों की 
अवश्य ही सहायता करनी 
चाहिये । इसे केवल संकरकिस्में 
ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय 
महत्व वाली अन्य किस्मों के 
आधार बीजों के स्रोत के रूप में 
कार्य करना चाहिये । इसके 
द्वारा अखिल भारतीय समन्वित 
योजनाओं के अन्तर्गत विकसित 
किस्मों के आधार बीजों का 
निर्मुक्ति पूर्व गुणन कार्य भी 
अवश्य किये जाने चाहिये । बीजों 
से सम्बन्धित सभी मामलों में इसे 
प्राविधिक सूचना के मोत और 
पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना 


चाहिये । बीजों के उत्पादन , 
परिष्करण और प्रमाणीकरण मे 
भी इसके द्वारा प्रशिक्षण की 
सुविधायें प्रदान की जानी 
चाहिये । सब्जियों , चारे के बीजों 
और वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र 
में भी इसे व्यापारिक गति 
विधियां अपनानी चाहिये । बीज 
परिष्करण के कार्य में परामर्श 
दात्री सेवाओं की व्यवस्था करनी 
चाहिये और साथ ही देश में बीण . 
परिष्करण उपकरणों के निर्माण 

को प्रोत्साहन देना चाहिये । 
81. गैर- सरकारी क्षेत्र के लिए मार्डन स्वीकृत की गई । 

सीड कम्पनी को विकसित करने 
हेतु और व्यापारिक माध्यम से 
किसानों में वितरण सम्बन्धी 
कार्य शुरू करने के लिए काफी 

गुंजाइश और अवसर मौजूद है । 
86. विभिन्न अभिकरणों के कार्य क्षेत्र स्वीकृत की गई । 

को निश्चित करने के लिए राज्यों 
तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा 
स्पष्ट नीतियां निर्धारित की 
जानी चाहिये और ये नीतियां 
ऐसी पक्की होनी चाहिये कि उन्हें 
काफी समय तक अपनाई जा 

सकें । 
87. धन की दीर्घकालीन तथा अल्प - उर्वरक ऋण 

कालीन आवश्यकताओं को पूरा प्रत्याभूमि निगम 
करने के लिए ऋण की मात्रा को की स्थापना 
बढ़ाने के लिए व्यापारिक बैंकों करने का निर्णय 
को प्रोत्साहित किया जाना कर लिया गया 
चाहिए । उर्वरक ऋण गारण्टी है । इस योजना 
निगम की स्थापना के लिए दल के अन्तर्गत 
उर्वरक ऋण समिति की प्रस्ताव बीजों को लाने 
का समर्थन करता है । कृषि की भी व्यवस्था 
आदानों में बीजों को महत्वपूर्ण की गई है । 
स्थान प्राप्त है, अतः इन्हें इम 
योजना के अन्तर्गत लाया जाना 

चाहिये । 
88. रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों स्वीकृत की गई 

को यह बात स्पष्ट कर दी जानी है । 
चाहिये कि सभी प्रकार के बीजों 
को चाहे ये साधारण हो या 
परिष्कृत , प्रमाणित हों या अप्र 
माणित , उनका राज्य सरकारों 
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93. विभिन्न देशों के बीजों की आयात स्वीकृत की गई । 

की आवश्यकताओं के व्यापक 
सर्वेक्षण की शीघ्र आवश्यकता 


98 . 


के साथ या राष्ट्रीय बीज निगम 
के साथ ठेके पर उत्पादन किया 
गया हो या नहीं, उन्हें कृषि 
यादान समझा उाना चाहिए और 
अग्रिम धन के प्रयोजनों के लिए 
अनाज न समझा जाये । हम यह 
भी सिफारिश करते हैं कि बीज 
उत्पादों को दी गई अग्रिम 
राशि की प्रत्याभूमि के लिए 
कदम जठाए जाने चाहिए और 
इसे बैंकटापिया समिति द्वारा 
प्रस्तावित उर्वरक ऋण प्रत्या 
भूमि निगम की गतिविधियां में 

सम्मिलित किया जाना चाहिए । 
89. एक ऐसा प्रभावशाली शिक्षण स्वीकृत की गई । 

कार्यक्रम होना चाहिए कि विदेश इसकी किया 
जाने वाले सभी व्यक्ति वनस्पति न्विति पर 
संगरोध के महत्व को समझ विचार किया 
सकें । विदेश जाने वाले प्रत्येक जा रहा है । 
व्यक्ति को उसके मार्ग दर्शन के 
लिए वनस्पति संगरोध संबंधी 
जानकारी दी जानी चाहिए ताकि 
वह गलती से और उचित साव 
धानी अपनाये बगैर कोई पौध 
सामग्री न लाये । यदि कोई पौध 
सामग्री लाई गई है तो उसके 
बारे में जानकारी देने की पद्धति 
होनी चाहिए जिससे कि वनस्पति 
रक्षा के विषय में कारगर उपाय 
अपनाये जा सकें । 
पौध सामग्री के आयात को बढ़ाने स्वीकृत की गई । 
की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए वनस्पति रक्षा 
निदेशालय के अन्तर्गत आयातित 
बीजों की जांच और उनके शुद्धि 
करण के वर्तमान प्रबन्धों को 
प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा आधु 
निक उपकरणों की व्यवस्था 
द्वारा और अधिक सुदृढ़ किया 

जाना चाहिए । 
92. परीक्षण की जाने वाली सामग्री स्वीकृत की गई । 

कि किस्म और उन पहल ओं के 
सम्बन्ध में जिनका परीक्षण किया 
जाना चाहिए, के लिए पवितियां 

अवश्य बननी चाहिये । 
261919 


बीजों के निर्यात में योग्यता प्राप्त स्वीकृत की गई । 
करने के लिए बीज कम्पनियों को 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए 

और प्रक्रिया तथा पैकिंग के 
लिए सुसज्जित उपकरण को 

आयात करने की अनुमति अवश्य 

मिलनी चाहिए । 
99. भारतीय घास तथा चारा अन - स्वीकृत की मई । 

संधान संस्थान को बीजों को 
आयात करके और उन्हें स्थानीय 
क्षेत्रों में उगा कर उन्नत देशों में 
इस समय लोकप्रिय घासों तथा 
पत्तियों के बीच - उत्पादन पर 
अध्ययन करने का काम शीघ्र 

शुरू कर देना चाहिए । 
मिगी सहयोग 
100. दल की राय यह है कि उन्नत देशों स्वीकृत की गई । 

के साथ विदेशी सहयोग से निम्न विदेशी सहयोग 
को लाभ पहुंचेगा : ( i ) प्रजनन के सम्बन्ध में 
कार्यक्रम सम्बन्धी अनुसंधान सरकारों की 
( ii ) प्रक्रिया तकनीक और सामान्य नीति 
( iii ) विपणन तकनीक । किन्तु के अनुसार 
मुख्य आकर्षण प्रजनन तथा प्रत्येक मामले 
अनुसंधान कार्यक्रमों और प्रजनन पर जसके औ 
सामग्री की उपलब्धि के विषय में चित्य को देखते 
होगा ।जिन देशों में गैर- सरकारी हुएविचार किया 
अनुसंधान बहुत सुदृढ़ है वहां जाएगा । 
कुछ फसलों के बारे में विदेशी 
सहयोग विशेषत्या लाभदायक 
सिद्ध होगा । विदेशी बीज 
कम्पनियों को आकर्षित करने 
के लिए समझौते की शर्ते बहुत 
उदार बनाई जानी चाहिये । 
ऐसे उपकरणों के आयात से बचने प्रत्येक मामले पर 
के लिए प्रक्रिया तथा भंडाहरण संबंधित मदों की 
उपकरणों के हेतु विदेशी संस्थाओं मांग और देश में 
के सहयोग से निर्माण एकक निर्मित होने 
स्थापित किए जाने चाहिएं । वाले ऐसे उप 
ऐसा सहयोग केवल बीज साफ करणों की उप 
करने वाले ( बड़े मापल ) ,किसी लब्धि पर निर्भर 
भी प्रकार की वस्तु की स्पैसिफिक करेगा । फिर 
प्रेविटी संपरेटरों, थेली बन्द भी , जहां तक 


90. 


पर 


101. 


720 


THB GAZETTE OF INDIA , OCTOBBR 4 , 1969 (ASVINA 12, 1891) 


(PART ISc 1 


( 1 ) 


( 3 ) 


करने वाले, डिए मीडिफर यादि प्रक्रिया अपकरणो 
विशिष्ट मदों के संबंध में होगा । के निमित होने 

T 
देश अब आत्म 
forti 


भा० ० अनु० परि० 
7 fett , fanta 17 fra 1969 
To 30- 116974894 ( 1 ) /HTO FO3o afro ATT 
तीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 34 ( iii ) के 
अनुसार परिषद के अध्यक्ष ( खाद्य तथा कृषि मंत्री ) ने डा० के० 
# 91, HGFT TOT AHT Faroffatt * 5 STEFT , 1969 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए परिषद की शासी निकाय का सदस्य 
सहर्ष नियुक्त किया है । 

के० पी० ए० मनन , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, 
INTERNAL TRADE & COMPANY AFFAIRS 

(Departmont of Industrial Development) 
New Delhi, the 26th September 1969 

RESOLUTION 
Committee for Presidential Awards to Public Sector Industries 

No, Pr. C .28 ( 1 ) / 68 ,-- In partial modification of tho CTst 
whilo Ministry of Industrial Dovelopment and Company 
Affairs Resolution No . Pr. C . 28 ( 1 ) / 68 , datod the 9th August, 
1968 , tbo President is pleased to appolat the following per 
sops, in addition , on tho Committee for Presidential Awards 
to Public Sector Industrios as wder : 

Member 


Committee , All Ministries / Departments of the Government of 
India , tho Prime Minister s Secretariat, the President s Socrc 
tariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller 
and Auditor General of India , Revenue Secretaries in all 
States and Union Territories , the Lok Sabha Secretariat, the 
Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

SARAN SINGH , Jt. Sccy . 


New Delhi, the 15th September 1969 
No . 10 - 1 / 69 -FAIT - Shri Niranjan Verma, Member of the 
Rajya Sabha has been clected to serve as a member of 
National Food and Agriculture Organisation Liaison. Com 
mitted in accordance with the Ministry of Food , Agriculture , 
Community Development and Cooperation ( Department of 
Agriculture ) Resolution No. F . 1041 / 65- FAIT , datod the 9th 
September , 1966 , as amended to date , for a period of three 
yours from the 7th August, 1969 . 


KAMLA PRASAD , Dy, Secy . 


1 . Sari N . J . Kamath , Joint Secretary , Ministry of 

Ladustrial Dovelopment, Internal Trade and Cott 
pany Affairs (Department of Industrial Dovelopment) , 
Udyog Bhavan , New Delhi. 

Member - Secretary 
2 . Shri C . Balasubramaniam , Director Ministry of Indus 

tal Dovelopment Internal Tredo and Company 
Aitains (Departinent of Industrial Development) , 
Udyog Bhavan , New Delhi, 

ORDER 
ORDERBD that a copy of the Resolution be communicated 
to all tho ncmbers of the Committoo . 

ORDERED also that the Resolution bo published in the 
Gazetto of India for general information , 

N , J, KAMATH , It , Socy . 


New Delhi, the 22nd September 1969 

RESOLUTION 
No, 20 - 39 / 68 - Seeds Dev . - The Socd Review Team xet lip 
by the Government of India vide Resolution No. 20 - 11 / 67 
Scods Dev ., dated tho 10th October , 1967 of the Ministry of 
Pood , Agriculture , Community Development & Cooperation 
( Department of Agriculture ) mado a critical appraisal of the 
present position in the field of seed production , procong, 
certification , marketing, sccd testing and seed law enforcement 
and considered various measures needed for the development 
of a sound seed industry . The Team submitted its roport to 
the Government of India on 15th Juno, 1968 , 


MINISTRY OF FOOD , AGRICULTURE, COMMUNITY 
DEVELOPMENT AND COOPERATION 

( Doportment of Agriculture ) 
New Delhi, the 15th September 1969 

RESOLUTION 
No . 4 - 15 / 68 - Lands. - - The Land Acquisition Review Com 
mittee appointed by the Government of India vide Resolution 
No 6 - 6 / 67 - Genl. l ], dated the 27th July . 1967 read with 
Rosolutions No. 4 - 15 / 68 -Lands , dated the 5th March , 1968 , 
24th July , 1968 , the 28th November 1968 , the 15th March 
1969 and tho 5th June 1969 of tho Ministry of Food , Agricul 
ture , Community Development and Cooperation (Department 
of Agriculture ) for examining the catire framework of the 
Land Acquisition Act, 1894 in the context of a rapidly deve 
loping economy, was required to submit its report by tho 
30th September 1969 . The Government of India has gow 
decidod to extend the date for submission of the Report ty 
the Committee to 30th November , 1969 . 


The recommendations made by the Team have been con 
sidered in consultation with the State Governments and 
various other organisations concerned. The important rocom 
mendations made with regard to the long - term policy and 
derparcation of responsibilitics of the various agencies arc 
summarised in Annexure . These recommendations along with 
the Government s decisions thereof arc published for goneral 
information . 

Tho Government of India places on record its deep appre 
ciation of the valuable work done by the Team and the com 
prehensive material provided by it for counciatiog future 
policies . 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all 
members of the Team , all Ministries /Departments of the 
Govercot of India , the Prime Minister s Secretariat, the 
President s Secretariat, the Lok Sabha Secretariat , the Rajya 
Sabha Secretariat and all State Governments and Union 
Territories . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

S , M , H . BURNEY, Jt . Secy . 


ORDER 


ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to 
the Chairman and Mcmbors of the Land Acquisition Review 
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ANNEXURE 


Sl. No . of 
the room 
moodation 
of tho Sood 
Roviow Toam 


Toxt of Decision of the 
Recommendation Government of 

India 


2 


The team is not in favour Recommendation is 

of a compulsory system not accepted , 18 st 
of scrcening of varieties is felt that it will 
before thoy are marketed . not bo in the 
Tho toam is of the view interest of the 
that tbo foar of exploita Indian farmer to 
tion as well as of risk of be exposed to the 
production from new risk of seeds of 
varieties that aro not offi doubtful variotics 
cially rolonged aro rather which may be sold 
oxaggorated . Tho Toam . 

with high pressure 
therefore , Tocommends marketing tech 
that the prosent pro niques. 
coduro which allows froo 
dom to market variotics 
without compulsory offi 
cial screening be conti 
aucd . 


in plant breeding by pri 
vate agencies. There is 
scopo and need for de 
veloping this , as private 
research has & special 
role in the selection of 
varieties, suited to specific 
local requirements. The 
team recommends the 
dovelopment of such 
research . Any person or 
institution desirous of 
taking up such research 
work should be required 
to register hinsellin 
the Indian Council of 
Agricultural Roscarch . 
The I . C . A . R . would of 
course register only such 
persons or institutions 
who have requisite faci 
lities and personnel. The 
team recommends that 
tho 1. C . A . R . should 
lay down the standards 
for such registrations. To 
encourage research by 
such agencies a libtral 
policy should be adoptod 
in the supply of brocding 
inaterial. Such a policy 
Bhould be on a reciprocal 
basis so that thero is frto 
oxchango of breeding ma 
torial amongst various 

agencies. 
Any person or institution Acceptod . 

desirous of taking up 
research work in plant 
broeding should be re 
quired to rogister him 
solf/ itself with the 
I. C . A . R . The Indian 
Council of Agricultural 
Rosearch should lay 
down standards for eli 
gibility for such regist 
ration . 


It should bo mado com - Accepted . 

pulsory by law oither by 
tho amendment of the 
Seed Act, 1966 or by 
other moans that DO 
variety may be marketod 
unless it is indoxed by 
official agency . Such in 
dexing or registration will 
be confined to ensure that 
the new varioty is botani 
cally distinct and will 
havo characteristics that 
aro constant over tho 
yours . Testing for agrono 
mic superiority is not 
a pro -condition for such 
registration . 


( 15 ) 


( 16 ) 


It is not necessary to have Not accepted . Bota 

trials by an official agency n ical distinctness 
before registering a V & - dust be establi 
riety for botanical dis shod on the basis 
tinctness . The claims of trials actually 
made by a breeder may performod . , 
be accepted if tho rogist 
cring authority is satis 
fied . 


A liberal policy should be I he Indian Council 

adopted in the supply of of Agricultural 
brecding material to such Research has been 
registered agencies. 

asked to consider 
requests for sup 
ply of brooding 
matorial of re 
gistered agoncies 
on an exchange 
basis. 


( 17) 


Varieties taken up in offi - Accepted . The State 

cial programmes of Governments have 
agricultural production been requested to 
should ordinarily be thoso ensure that no 
approved by either the new variety is 
Central or State Variety takon up in the 
Release Committees . Stato for general 
The Committees exist cultivation unless 
in most of the States in it has been releasod 
one name or another. either by the 
The constitution of the State Varicty Re 
Committecs as well 2 .9 lease Conmitted 
the procedure for release or by tho Central 
may be streamlined on Variety Release 
tho recodinionded model Committee . 
to ensure completo co 
ordination between re 
search and extension 
agencics . 


la the long run the breeders Accepted for implc 

rights systein would be inontation in & 
desirable , as a means of phased manner by 
encouraging private the Indian Coun 
research . This is necessary cil of Agricultural 
as at present research in 

Rosearch . 
evolving new varieties aje 
not entitled to patont 
rights under our patont 
laws. Immediately , how 
Over , it is not practicablo 
or opportuncto introduce 
a system of breeders 
rights . Wehavo elsewhere 
recommended a system of 
rogistration of varietics . 
When this system as well 
as privato research havo 
developod adequately it 
would be opportuno to 
consider a schemio for 
broodors rights, 


(14 ) 


In foreign countries , Tc - Private research on 

search by public agoncies agriculture will be 
is supplemented to a large edcouraged . 
oxtent by research , by 
privato agencies . In India , 
there is not much rosoarch 
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(24 ) 


cessing plants only to 
such areas whero other 
agencies do not come 
forward to establish the 
samo and even in such 
areas , the Governmoont 
plants should be handed 
over as soon as another 
agency is ready to take 
over and operate them , 


is not adequate , in 
ADY arco Stato 
Govts . would havo 
to act up goed 
procousing plants . 
The National 
Seeds Corporation 
is ako tating up 
a large number of 
processing plants 
on a commercial 
başls. 


(47) 


(25 ) 


The National Soods Corpo - Accepted . The Na 
ration should continue as tiocal Seeds Cor 
a national agency for poration would be 
production of foundation responsible for 
soods for hybrids. Other supply of founda 
specialised agencies with tion seed of va 
suitable facilities liko rieties of all - India 
agricultural Universities importance and 
may also bo developed hybrids; while the 
for tho purpose . There Stato Governmonts 
should not ordinarily bo will continue to 
more than ono agency produco founda 
for a Stato . Co - ordina tlon seeds of local 
tion of foundation seed varieties in their 
production amongst tho farms. 
various agencies would 
bo necessary and may bo 
brought about by Go 
vernment of India 
through a suitable 

agency . 
Foundation seed production Accepted , 

of yogotablo soods should 
be offectively organised 
by advance planning and 
linking brooder and 
foundation seed to corti 
fied seed production . This 
may be done in consulta 
tion with vegetablo sced 

organizations , 
Organizations producing Accepted , 

broeder and foundation 
socds should adopt allo 
cation policies for 
distribution of breeder 
and foundation seed 
based on past pro 
duction records of cer 
tified seeds, and giving 
weightage to facillty 
available with cortified 

seed producers . 
Free inter - Stato movement Thert is no restric 
of socds thould be allow - tion on inter - State 
ed so that tho best areas Movementof secds 
may ultimately como certified by a 
to specialiso in seed pro rocognised agency 
duction . 

like tho Natiocal 
Seeds Corporation , 
State Farm , Sur 
atgarh . The ques 
tion of allowing 
free movement ot 
goed , which are 
truthfully labelled 
under the Seeds 
Act, 1966 is also 
under considera 
tion . 


( 29) 


Government should take Production and dis 

appropriate measures for tribution of steds 
tho development of seed are primarily res 
cnterprises working on ponsibility of the 
commercial principles in State Gownmopt . 
competition to ensure the These rocommen 
gupply of high quality dation HAVO , 
seeds to the fariners at therefore , beep 
reasonable prices . To brought to tho 
achieve this objective wo Dotice of tho 
recommend the following State Goveroment. 
measures for stimulating It is understood 
the growth of a healthy that they would 
and vigorous seed indus have no objection 
try . 

to logro off the 
distribution of 

seeds to tho trado 
To reach the high goals set provided it can 

for future, a massive develop Details 
cxpansion of seed pro points and market 
ducing and distributing the sccds of qua 
units is called for. lity at regsopablo 
Government should , prices and oneura 
therefore , through a adequate and ti 
policy declaration oat 

mely supply , 
marking a major rolc , 
encourage the devolop 
ment of co - operativo 
and private seed proces 
ging , markcting and dis 
tribution organizations . 
As those organizations 
develop , the depart 
mental agencies now ep 
gaged in the production 
purchase and sale of 
seeds should reduce thcir 
actiylties in this direction , 


sing, Private seeroperati 


( 31 ) 


( b ) 


The departmental agencies 

ghould provide the gene 
ral planning of the 
various programmes in 
cluding fixation of targets 
and concentrate on ex 
tension of functions . 


The import of specialised Each caso will 

types of seed procossing be considered on 
equipments like specific its merits kooping 
gravity separators , as in viow the foroign 
pirators , automatic exchange resour 
weighing and bagging ces and availabi 
machines , cyclinder so lity of such equip 
parators , sizing equip mont belog magu 
ment and special types factured in the 
of driers should be country , 
allowed as otporimental 
measure and tho uso of 
such machines should be 

encouraged . 
If Government and not No bard and fast 

catering the field of sood rulo can be laid 
production and market dowa, If responso 
Ing It may confino tho from non - govern 
establisbront of pro Dental gondos 


Purchase prices to growers 

and salo prices to farmers 
should be left ordinarily 
to be regulated by market 
forces . Co- operatives and 
Government undertak 
ings as well as Depart 
monts distributing seeds 
should so fix their prices 
As to cover all their costs 
and overheads and the 
risks and write -offs and 
provide a reasonable rate 
of return to the Exche 
quer . This is possible as 
by using high quality seed 
tho farmers is able to 
get adequato roturns . 
No gubdidias or guaran 
toes would be pcccasary in 
these circumstances . 


(45) 


PART I – Stc . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 4, 1969 (ASVINA 12 , 1891) 


723 


(79) 


The promotion of medium - Accepted . 

sized seed growers pro 
duction and marketing 
co -operatives should be 
actively encouraged in 
the initial stages through 
liberal financialassistance 
by National Co -operative 
Development Corporu 
tion to cover adequately 
the investment and work 
ing capital arrangements 
for setting up sced pro 
duction and processing 

units , 
It is gratifying to note that This is under consi 

the budget for 1968- 69 deration of Go 
provides tax concessions vernment. 
on expenditure incurred 
by firmsusing agricultural 
produce as raw materials 
in assisting farmers to 
grow better crops . Suit 
able tax concessions 
should also be provided 
to sced organizations on 
the expenditure incurred 
by them in sales pro 
motion of geeds by pro 
vision or techoical ser 
viccs . Sucli concessions 
should be available for 
an initial period of 5 
years as this encourage 
sced companies to under 
take promotional work in 

rural areas 
Inter- State movement of There is no restric 

sceds which are certified tion on inter - State 
and / or labelled in accor movement of seeds 
dance with the provisions certified by a certi 
of the Secd Act should he fcation Agency . 
freely permitted . 

Thic question of 
allowing free 
movement of secds 
which are truth 
fully labelled 
under the sceds 
Act , 1966 will be 

considered , 
Certification should apply The Central Sced 

only to those varieties Commitico consti 
which are Gually recog tuted under the 
nised As equal or superior Seeds Act , 1966 
to existing varieties . In 15 cxamining the 
other words , only those recommendation . 
varietics which are finally 
releuscu by the Stato 
Variety Release Commit 
tee or the Central Variety 
Release Committcc 
should be taken up for 
celification . 


experiences and know 
ledge with members of 
the respective associa 

tions . 
The National Secás Cor - Accepted 

poration must Assist the 
States Governments in 
setting up certification 
agencies and making 
orderly transfer of work 
of certification to these 
agencies. It shoula func 
tion as a major sourực 
of foundation sced not 
only in respect of hybrids, 
but also in respect of 
other varieties of A11 
India importance and 
must undertako pro 
release multiplication of 
foundation seeus of varic 
tics evolved under the all 
Todia co -ordinated sche 
mcs . It must serve assur 
ance of technucal infoma 
lion and guidance in all 
matters pertaining 10 
Seeds. It must also pro 
viae training facilities to 
veed production , proces 
sing and certification . It 
nust undertake com 
mercial operations in 
the cld of vegetables , 
fodder sceas ang com 
mercial crops. It should 
provide consultancy ser 
vices in the field of seed 
processing and encourage 
manufacture of seed pro 
cessing cquipment within 
the country . 


(84 ) 


Accepted . 


The private sector has a 

largo scopc an oppor 
tunity for developing 
inodern scco company, 
undertaking distribution 
through commercial 
channels to farmers. 


(56 ) 


(86 ) 


(87) 


(57) 


The States an Central Acceptca . 

Governinent must lay 
down clericut policics 
defining the roles of 
different agencies and 
such policies should be 
reasonable firm and 
operative for a sufficient 

period of time, 
Commercial banks slould it has been decided 
he encouraged to extend to set up the Ferti 
217 increased volume of Liser Crewt Gua 
credit to cover long -term rantee Corpora 
and short -termi rcquirc tion . There is an 
inents of finance . The coabling provision 
Team endorses the pro to cover seeds un 
posal of the Fertiliser der the scheine . 
Creait Committee for 
the formation of a Ferti 
liser Creuit Guarantee 
Corporation . Secas are 
vital agricultural inputs 
and hence shoula be 

covered by this scheme. 
The Reserve Bank shoulu Accepted . 
make it clcar to counter 
cial Twinks that seeds , 
Taw or process , certifiche 
or ton certified , whether 
produce 101 cuntract 


(72 ) 


h e Fer Pro . 


There is no sullicient ground Accepted , 

for insisting by law that 
the farmers must pur 

chase only certified sccd . 
Indian Crop Improvement Such a scheme will 

and Certified Seed Pro be considered 
ducers Association and sympathetically on 
the All - India Seed Gro mcrits . 
wci s, Merchants and 
Nursçı yinen s Associa 
lion develop a prog 
ramine in cooperation 
with the Government for 
a systcinatic training of 
their associations leaders 
who wula be in 
position to share their 


. Cait 
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popular in advanced 
countries by importing 
the seeas or producing 
them locally. 


(89) 


with State Governments 
or National Soods Cor 
poration or not should be 
trcated all agricultural 
input and not as grain for 
purposos of advance . We 
also recommend that 
steps be taken to guaran 
teo advagocs made to 
Soed producers and that 
this bo included in the 
scope of activities of 
the Fertiliser Credit 
Guarantec Corporation 
proposed bo tho Venkat 
appiah Committee . 
There should be an effective Accepted , Imple 
educational programmc go montation of this 
that all persong visiting is under con 
abroad roaliso tho impor sigoration . 
tance of plant quaragtine . 
Ao information - shoot on 
plant quarantine should 
be furnished to every 
person going to a foreign 
country for guidance , go 
that ho does not bring 
uaintentionally apy plant 
matorial without roquigi 
to safeguards . A proce 
duro for doclaration of 
plant materials brought 
in , if any, would ensure 
effective plant quarantine 
measuros . 
The existing arrangements Acceptod , 
under the Plant Protec 
tion Directorate for 
checking of imported 
seeds and their fumiga 
tion should be further 
strengthened by way of 
well tralacd staff and 
modern equipment to 
meet the needs of increas 
ing import of plant 
material. 
Procedures must be laid Accopted . 

down regarding the types 
of material to be tested 
and the aspects or which 
tosting should be done. 


Foreign Collaboration : 
( 100) The Team is of the opinion Accepted , Each case 

that foreign collabora will be considered 
tion with advanced count on its own merits 
ries would benefit 

in accordance with 
(i) research jo breeding the Governments 
programme; 

general policy in 
(ii) processing techni regard to forcigu 
ques ; and 

collaboration . 
(ii) marketing techni 
ques . But the main attrac 
tion would be in the bree 
ding and rescarch progra 
mmes and the availability 
of brccaing material. In 
certain crops whero pri 
vate rescarch is very 
strong in foreign count 
ries, foreign collaboration 
would be particularly 
useful. The terms of 
agreement should be libe 
ral cnough to attract 

foreign seeu companies . 
( 101) Manufacturing units should Each case will bc 

be set up in collaboration cxamined on meril 
with foreign concerns or açpending on the 
processing and storage demand for the 
equipment to avoid items concerned 
imports of such equip anú aslo availabi 
ment. Such collaborationi lity of such cquip 
would be requireu only monts beingmanu 
in respect of specialised facturcd in the 
items like seed cleaners country . Tho coun 
(large moucls ), specific try is , however , 
gravity separators , bay now self -sufficient 
closers , dehumidifiers etc , So far 88 manu 

facture of proce 
ssing equipments 
is concerned , 


(90 ) 
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of the Indian Coud (Minister 
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( I. C .A .R .) 
New Delhi, the 17th September 1969 
No. 30 - 1 / 69 - CDN ( I ) / ICAR . -- Under the provisjops of 
Rule 34 ( iii ) of the Rules of the Indian Council of Agricul 
turul Research , the President of tho Counci (Minister of 
Food and Articulture ) has been pleased to appoint D , K . 
Ramiah , Member , Rajya Sabha , " Swathi" . Bangalore , as a 

ember of the Governing Body of the Council for a period of 
three years with effect from tho Sth August, 1969 , 

K . P. A . MENON , Jt. Socy, 


There is an immoliate need Accopted . 

for a comprobensive sur 
vey of import needs of 
soods of different contries , 
by volume and valuo, 


of 


(98 ) 


Seed Companies must be Accepted . 

oncouraged to specialisc 
in cxport of seeds and 
specialised equipment for 
processing and packing 
must be allowed to be 
importod . 


(99) 


The Indian Grassland & Accepted . 

Foager Research Insti 
tuto must immouiately 
undertakc studies in 
seed production of gras 
ses and clovons currently 


MINISTRY OF LABOUR , EMPLOYMENT AND 

REHABILITATION 
New Delhi, the 20th September 1969 
No , W .E . 27 / 14 /69 -Vol.1. — Shri B . N , Datar , a member 
of the Central Board for Workers Education , representing the 
Government of India , has resigned bis pembershjp . The 
resignation has been accepted by the Chaiman , Ceotral Board 
for Workers Education , 

HANS RAJ CHHABRA , Under Secy . 
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